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अ नु सं धिान  प्र श्न

“भारत में मकान खाली करने के बाद अगर मकान मा�लक �सिक्यो�रटी �डिपॉ�जिट लौटाने सिे मना कर दे तो �करायेदार के पासि कौन सिे

कानूनी उपाय हैं, और �डिपॉ�जिट सिे मनमानी कटौती पर अदालतों ने क्या कहा है?”

य�दि मकान मा�लिक �करिायदेिारिी की समा��त के बादि सरुिक्षा जमा
(�सक्यो�रिटी �डिपॉ�जट) लिौटान ेस ेमना करि देि या मनमानी कटौती
करि,े तो �करिायदेिारि के पास क्या काननूी उपाय उपलिब्ध हैं?

सारिांश

भारतीय कानून के तहत, मकान खाली करने के बाद य�द मकान मा�लक सुरक्षा जमा (Security Deposit) लौटाने से मना

करता है, तो �करायेदार के पास स्वतंत्र रूप से दीवानी मुकदमा (Civil Suit) या �कराया न्याया�धिकरण (Rent Tribunal) के

समक्ष वसूली का मुकदमा दायर करने का कानूनी उपाय है (H.S. Bedi v. National Highway Authority of India
(2016))। सामान्य �सद्धांत के अनुसार, �करायेदार सुरक्षा जमा न �मलने के आधिार पर संप�त्ति का कब्ज़ा नहीं रोक सकता और

ऐसा करने पर वह अ�त�रक्त अव�धि के �कराए के �लए उत्तिरदायी होगा (M/S Ansal Housing And Construction Ltd

v. Mrs Hardarshan Kaur (2025))। हालां�क, य�द लीज डीड में स्पष्ट रूप से यह शतर्त हो �क सुरक्षा जमा की वापसी और

कब्ज़ा सौंपना 'पारस्प�रक वादे' (Reciprocal Promises) हैं, तो �करायेदार �रफंड �मलने तक कब्ज़ा बनाए रखने का हकदार

है और वह �कराए के �लए उत्तिरदायी नहीं होगा (Mahendra Kaur Arora v. Rent Appellate Tribunal (2012))।

इसके अ�त�रक्त, �बना �कसी वास्त�वक नुकसान या आधिार के सुरक्षा जमा से मनमानी कटौती को अदालतें 'अनु�चित संवधिर्तन'

(Unjust Enrichment) और दंडात्मक मानती हैं, �जस पर ब्याज स�हत �रफंड का आदेश �दया जाता है (Cauvery Coffee

Traders v. New Mangalore Port Trust (2024))।

स त्या�प त  मु क दि मे

10
9 उच्च न्यायालय · 1 सि�र्वोच्च न्यायालय

सं �व �धि याँ

4
न वीन त म  �न �र्च य

2025
High Court of Delhi

�व ष य - सू �ी

I. �वस्तृत �वश्लेषण 3

II. सां�व�धिक प्रावधिान 5

III. चि�चिर्चित मुकदमे 7

IV. मुकदमे का �ववरण 8

VITARK �व �धि क  �र स चिर्त  ·  गोप नीय 1 / 13



Vitark AI द्वारा तैयार · अत्यंत गोपनीय · उपयोग सिे पहले उद्धरण सित्या�पत करें

VITARK �व �धि क  �र स चिर्त  ·  गोप नीय 2 / 13



I. �वस्तृत �वश्लेषण

मु ख्य �स द्धांत

01 स्वतंत्र कानूनी उपाय और कब्ज़ा सौंपने का प्राथ�मक दा�यत्व

�करायेदार को सुरक्षा जमा वापस न �मलने पर स्वतंत्र रूप से वसूली का मुकदमा दायर करना चिा�हए; वह सुरक्षा जमा रोके जाने के आधिार

पर प�रसर पर कब्ज़ा बनाए रखने का हकदार नहीं है, अन्यथा वह उस अव�धि के �कराए के �लए उत्तिरदायी होगा, M/S Ansal Housing

And Construction Ltd v. Mrs Hardarshan Kaur (2025)।

02 पारस्प�रक वादे (Reciprocal Promises) की सवर्वोच्चता

य�द समझौते (Lease Agreement) की शतर्तों में स्पष्ट रूप से यह सहम�त बनी हो �क सुरक्षा जमा की वापसी कब्ज़ा सौंपने की पूवर्त-शतर्त

है, तो भारतीय अनुबंधि अ�धि�नयम की धिारा 52 के तहत यह पारस्प�रक वादा बन जाता है। ऐसी �स्थि�त में �करायेदार सुरक्षा जमा �मलने तक

�बना �कराया �दए कब्ज़ा बनाए रख सकता है, Mahendra Kaur Arora v. Rent Appellate Tribunal (2012)।

03 दंडात्मक और मनमानी कटौती की अवैधिता

सुरक्षा जमा से मनमाना दै�नक जुमार्तना या कटौती अनुबंधि अ�धि�नयम की धिारा 73 और 74 के तहत केवल तभी स्वीकायर्त है जब वास्त�वक

नुकसान सा�बत �कया जाए। �बना �कसी सा�बत नुकसान के भारी दंडात्मक कटौती को अदालतें अस्वीकार करती हैं, Mangla

International Pvt. Ltd. v. Next Media Works Ltd. (2023)।

04 अनु�चित संवधिर्तन (Unjust Enrichment) और ब्याज का अ�धिकार

भले ही लीज डीड में ब्याज का कोई स्पष्ट क्लॉज न हो, �फर भी य�द मकान मा�लक �बना �कसी उ�चित कारण के सुरक्षा जमा को रोकता है,

तो इसे 'अनु�चित संवधिर्तन' माना जाएगा और �करायेदार देरी की अव�धि के �लए ब्याज पाने का हकदार होगा, Cauvery Coffee Traders

v. New Mangalore Port Trust (2024)।

न्यायालि यों ने  इ से  कै से  लिागू  �क या

स वर्वो च्च  न्यायालि य  का

दृ �ष्टि को�
सवर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट �कया है �क �करायेदारी �ववादों में �कराए के बकाये और बेदखली से संबं�धित

अपीलीय प्र�क्रियाओं को �कराया �नयंत्रण कानूनों के सख्त ढांचिे के तहत �नपटाया जाना चिा�हए, न �क मनमाने

ढंग से, Manik Lal Majumdar v. Gouranga Chandra Dey (2005)।

I · �वस्तृत �वश्लेषण

य �द  म कान  मा�ल क  �क राये दारी की स मा��त  के  बाद  सु र क्षा ज मा ( … I · �व स्तृत  �व शे्ल ष �

VITARK �व �धि क  �र स चिर्त  ·  गोप नीय 3 / 13



उ च्च  न्यायालि य  की

�भि न्न ताएँ

(REFINEMENTS )

�दल्ली उच्च न्यायालय ने सामान्यतः �करायेदार के स्वतंत्र कानूनी उपाय के �सद्धांत को दोहराया है �क

�करायेदार को पहले कब्ज़ा सौंपना चिा�हए और �फर �रफंड के �लए मुकदमा करना चिा�हए, H.S. Bedi v.

National Highway Authority of India (2016)। इसके �वपरीत, राजस्थिान उच्च न्यायालय ने माना

�क जब अनुबंधि की भाषा स्पष्ट रूप से �रफंड को कब्ज़ा सौंपने की पूवर्त-शतर्त बनाती है, तो �करायेदार का कब्ज़ा

रोके रखना पूरी तरह से वैधि है और इस अव�धि का कोई �कराया देय नहीं होगा, Mahendra Kaur Arora

v. Rent Appellate Tribunal (2012)।

हालि  का �व कास हाल के फैसलों जैसे Cauvery Coffee Traders v. New Mangalore Port Trust (2024) में

कनार्तटक उच्च न्यायालय ने कानून को �करायेदार के पक्ष में सुदृढ़ करते हुए स्पष्ट �कया �क मकान मा�लक द्वारा

10 वषर्तों तक सुरक्षा जमा रोकना अन्यायपूणर्त है और अदालत ने 9% प्र�त वषर्त की दर से दंडात्मक ब्याज देने का

आदेश �दया।

य �द  म कान  मा�ल क  �क राये दारी की स मा��त  के  बाद  सु र क्षा ज मा ( … I · �व स्तृत  �व शे्ल ष �

VITARK �व �धि क  �र स चिर्त  ·  गोप नीय 4 / 13



II. सां�व�धिक प्रावधिान 4  प्राव धिान

SECTION 34, CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908 — INTEREST

यह धिारा न्यायालयों को �डक्रिी की गई मूल रा�श पर वाद दायर करने से लेकर �डक्रिी की �त�थ तक उ�चित दर पर ब्याज और उसके बाद भुगतान होने
तक अ�धिकतम 6% प्र�त वषर्त की दर से ब्याज देने का अ�धिकार देती है।

"Where and in so far as a decree is for the payment of money, the Court may, in the decree, order

interest at such rate as the Court deems reasonable to be paid on the principal sum adjudged, from

the date of the suit to the date of the decree, in addition to any interest adjudged on such principal

sum for any period prior to the institution of the suit, with further interest at such rate not

exceeding six per cent. per annum as the Court deems reasonable on such principal sum, from the

date of the decree to the date of payment, or to such earlier date as the Court thinks fit." उद्धतृ: Tata

Finance Ltd. v. P.S. Mangla & Ors.

SECTION 35, CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908 — COSTS

यह धिारा प्रदान करती है �क सभी मुकदमों के खचिर्तों (costs) का �नधिार्तरण न्यायालय के �ववेक पर �नभर्तर करेगा, �जसके पास यह तय करने का पूरा
अ�धिकार है �क ये खचिर्चे �कसके द्वारा और �कस सीमा तक �दए जाएगंे।

"Subject to such conditions and limitations as may be prescribed, and to the provisions of any law

for the time being in force, the costs of and incident to all suits shall be in the discretion of the

Court, and the Court shall have full power to determine by whom or out of what property and to

what extent such costs are to be paid, and to give all necessary directions for the purposes

aforesaid." उद्धतृ: Tata Finance Ltd. v. P.S. Mangla & Ors.

SECTION 74, INDIAN CONTRACT ACT, 1872 — COMPENSATION FOR BREACH OF CONTRACT WHERE PENALTY

STIPULATED FOR

यह धिारा प्रावधिान करती है �क जब �कसी अनुबंधि का उल्लंघन होता है और अनुबंधि में उल्लंघन के �लए कोई �व�शष्ट रा�श या जुमार्तना (penalty)
�नधिार्त�रत होता है, तो पी�ड़ित पक्ष वास्त�वक नुकसान सा�बत �कए �बना भी उ�चित मुआवजे का हकदार होता है, जो �नधिार्त�रत रा�श से अ�धिक नहीं
होगा।

"When a contract has been broken, if a sum is named in the contract as the amount to be paid in

case of such breach, or if the contract contains any other stipulation by way of penalty, the party

complaining of the breach is entitled, whether or not actual damage or loss is proved to have been

caused thereby, to receive from the party who has broken the contract reasonable compensation

not exceeding the amount so named or, as the case may be, the penalty stipulated for." उद्धतृ: इस
�ववाद में सीधिे उद्धतृ नहीं ले�कन अनुबंधि �वश्लेषण में प्रासं�गक।

II · सां�व�धिक प्रावधिान

य �द  म कान  मा�ल क  �क राये दारी की स मा��त  के  बाद  सु र क्षा ज मा ( … II · सां�व �धि क  प्राव धिान
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SECTION 52, INDIAN CONTRACT ACT, 1872 — ORDER OF PERFORMANCE OF RECIPROCAL PROMISES

यह धिारा स्पष्ट करती है �क पारस्प�रक वादों (reciprocal promises) को अनुबंधि में �नधिार्त�रत क्रिम में पूरा �कया जाना चिा�हए, और य�द कोई
क्रिम �नधिार्त�रत नहीं है, तो उस क्रिम में पूरा �कया जाना चिा�हए जो लेनदेन की प्रकृ�त के �लए आवश्यक हो।

"Where the order in which reciprocal promises are to be performed is expressly fixed by the

contract, they shall be performed in that order; and where the order is not expressly fixed by the

contract, they shall be performed in that order which the nature of the transaction requires." उद्धतृ:

Mahendra Kaur Arora v. Rent Appellate Tribunal

य �द  म कान  मा�ल क  �क राये दारी की स मा��त  के  बाद  सु र क्षा ज मा ( … II · सां�व �धि क  प्राव धिान
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III. चि�चिर्चित मुकदमे 1 0  मु क द मे  ·  सार णी

# मु क दि मा न्यायालि य व षर्च मु ख्य �न �र्च य

01 M/S Ansal Housing And Construction Ltd
v. Mrs Hardarshan Kaur
DLHC010607602023

HIGH COURT OF

DELHI

2025 सुरक्षा जमा न लौटाने पर �करायेदार कब्ज़ा नहीं रोक
सकता, अन्यथा �कराया देय होगा।

02 Mahendra Kaur Arora v. Rent Appellate
Tribunal
RJHC020422732009

HIGH COURT OF

RAJASTHAN

2012 य�द पारस्प�रक वादे की शतर्त हो, तो �रफंड होने तक कब्ज़ा
रखने पर �कराया देय नहीं होगा।

03 Arvind Kaur Narula v. Hanmer MSL
Communications Pvt Ltd
DLHC011333532013

HIGH COURT OF

DELHI

2018 �रफंड का �ल�खत आश्वासन देने के बाद मकान मा�लक
दंडात्मक कटौती नहीं कर सकता।

04 H.S. Bedi v. National Highway Authority
of India
DLHC011316922010

HIGH COURT OF

DELHI

2016 �करायेदार को कब्ज़ा खाली करना होगा; नुकसान का
हजार्तना सुरक्षा जमा से समायो�जत हो सकता है।

05 Mangla International Pvt. Ltd. v. Next
Media Works Ltd.
HCBM020260232008

BOMBAY HIGH

COURT

2023 �बना वास्त�वक नुकसान सा�बत �कए सुरक्षा जमा से
मनमाना दै�नक जुमार्तना वसूलना अवैधि है।

06 Manik Lal Majumdar v. Gouranga
Chandra Dey
ESCR010000362005

SUPREME COURT OF

INDIA

2005 �कराया �नयंत्रण अपील में बकाया रा�श जमा करने की
प्र�क्रियागत आवश्यकताओं का �वश्लेषण।

07 Tata Finance Ltd. v. P.S. Mangla & Ors.
DLHC010151392004

HIGH COURT OF

DELHI

2011 �करायेदारी की समा��त पर बकाया के समायोजन और
सुरक्षा जमा पर ब्याज का �नधिार्तरण।

08 P.S. Verma v. Hindustan Coca Cola
Beverages Pvt. Ltd.
DLHC011654972010

HIGH COURT OF

DELHI

2011 देरी से कब्ज़ा सौंपने पर मकान मा�लक सुरक्षा जमा से
बकाया �कराया समायो�जत कर सकता है।

09 Cauvery Coffee Traders v. New Mangalore
Port Trust
KAHC010124902021

HIGH COURT OF

KARNATAKA

2024 �बना �कसी औ�चित्य के सुरक्षा जमा रोकना अनु�चित संवधिर्तन
है, �जस पर ब्याज देय होगा।

10 Jaspal Singh Chandhok v. Sri Gobin Chand
Seal
WBCHCO0037752021

CALCUTTA HIGH

COURT

2024 कानूनी अदालतों के अ�धिकार क्षेत्र और �करायेदारी कानूनों
को सी�मत करने वाले समझौते शून्य हैं।

III · चि�चिर्चित मुकदमे

य �द  म कान  मा�ल क  �क राये दारी की स मा��त  के  बाद  सु र क्षा ज मा ( … III · � ��र्चि त  मु क दि मे
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IV. मुकदमे का �ववरण 1 0  के स  फ़ाइ लें

01 M/S Ansal Housing And Construction Ltd v. Mrs Hardarshan Kaur
HIGH COURT OF DELHI ·  2025-07-15 · RFA(COMM)/33/2024

यह मामला एक commercial lease �ववाद से संबं�धित है जहाँ प्र�तवादी (tenant) ने समय पर प�रसर का कब्ज़ा (possession) वापस करने में

�वफलता के �लए �कराए और मुआवजे के भुगतान पर आप�त्ति जताई थी। वादी (landlord) का दावा था �क प्र�तवादी ने लीज समा�त करने के बावजूद

प�रसर का कब्ज़ा नहीं सौंपा और प�रसर बंद रखा। प्र�तवादी ने तकर्त  �दया �क उसने प�रसर खाली कर �दया था और वादी ने उसे लेने से मना कर �दया।

�नचिली अदालत ने प्र�तवादी के दावों को खा�रज कर �दया और पाया �क वास्त�वक भौ�तक कब्ज़ा तब तक नहीं सौंपा गया था जब तक �क अदालत के

आदेश पर 20.01.2021 को ऐसा नहीं �कया गया। प�रणामस्वरूप, अदालत ने वादी के पक्ष में �कराए की बकाया रा�श और ब्याज के �लए फैसला सुनाया।

�न �र्च य �दल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट �कया �क �करायेदार इस आधिार पर संप�त्ति का कब्ज़ा नहीं रोक सकता �क मकान मा�लक ने उसका सुरक्षा
जमा नहीं लौटाया है। न्यायालय ने माना �क सुरक्षा जमा की वसूली के �लए �करायेदार के पास स्वतंत्र कानूनी उपाय हैं, ले�कन कब्ज़ा बनाए रखने पर
उसे कब्ज़ा सौंपने की तारीख तक का �कराया देना ही होगा।

“Now the question arises whether the tenant could have retained the possession of the premises without

paying the rent thereof on account of non-refund of security amount by the plaintiff. The answer is

emphatic ‘no’. The tenant has an independent remedy to recover the security but in no way can retain

the possession of the premises on the plea that until and unless security is refunded, possession will not

be handed over. Such a possession by the tenant is a possession for which he has to pay the rent as the

premises could not have been put RFA (COMM) 33/2024 Page 19 of 26 in use by the landlord nor have

been let out by the plaintiff. No tenant can take the defence that he is entitled to retain the possession of

the premises unless security amount is refunded to him. When there is an independent remedy to

recover this amount, the retention of possession cannot be justified.”

HIGH COURT OF DELHI · 2025 स्रोत DLHC010607602023

02 Mahendra Kaur Arora v. Rent Appellate Tribunal
HIGH COURT OF RAJASTHAN ·  2012-01-09 · CW/8464/2009

यह मामला मकान मा�लक और �कराएदार (HDFC Bank) के बीचि सुरक्षा जमा रा�श (security deposit) वापस करने और �कराए के भुगतान को

लेकर उत्पन्न �ववाद से संबं�धित है। �कराएदार ने लीज समझौते के अनुसार समय से पहले लीज समा�त करने का नो�टस �दया, ले�कन मकान मा�लक द्वारा

सुरक्षा जमा रा�श वापस न करने पर, �कराएदार ने प�रसर खाली करने से इनकार कर �दया। मकान मा�लक ने �कराए की वसूली के �लए या�चिका दायर की।

�न �र्च य राजस्थिान उच्च न्यायालय ने माना �क य�द लीज समझौते में स्पष्ट रूप से यह शतर्त हो �क सुरक्षा जमा की वापसी के बाद ही कब्ज़ा सौंपा
जाएगा, तो भारतीय अनुबंधि अ�धि�नयम की धिारा 52 के तहत यह एक बाध्यकारी पारस्प�रक वादा है। इस �स्थि�त में, सुरक्षा जमा वापस न करने तक
�करायेदार का कब्ज़ा रखना वैधि है और वह �कराए के �लए उत्तिरदायी नहीं होगा।

IV · मुकदमे का �ववरण
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“The parties had clearly agreed that the securi ty deposit was to be refunded in the first instance without

any demur and without any deduction whatsoever following which the landlord was entitled to vacant

possession of the tenanted premises. A plain reading of Section 51 of the Act of 1872 read with Section 52

thereto make it cl ear that when the issue is of the performance of reciprocal promises the order which

has been set out by the parties to the contract for the performance of such reci procal promises shall be

determinative... The tenant-Bank was thus within its contractual right to hold of tenanted property till

the refund of security deposit and was not liable to the payment of any rent over the property following

the expiry of notice...”

HIGH COURT OF RAJASTHAN · 2012 स्रोत RJHC020422732009

03 Arvind Kaur Narula v. Hanmer MSL Communications Pvt Ltd
HIGH COURT OF DELHI ·  2018-03-12 · RFA/440/2013

यह मामला एक Lease Agreement के तहत जमा की गई Security Deposit की वापसी से संबं�धित है। Plaintiff ने lock-in period समा�त

होने से पहले ही प�रसर खाली कर �दया था, �जसके कारण Defendant ने जमा रा�श वापस करने से इनकार कर �दया और इसे अनुबंधि का उल्लंघन

बताया। हालां�क, पत्राचिार और कानूनी नो�टसों के �वश्लेषण से पता चिला �क Defendant ने स्पष्ट रूप से Security Deposit वापस करने का

आश्वासन �दया था और Lease Agreement के Clause 10 में दी गई 'other reasons' की व्यापक प�रभाषा के अंतगर्तत इसे स्वीकार �कया था।

Trial Court ने Plaintiff के पक्ष में �नणर्तय �दया, �जसे High Court ने बरकरार रखा। न्यायालय ने माना �क Defendant ने स्वै�च्छिक रूप से जमा

रा�श वापस करने पर सहम�त व्यक्त की थी और वे कोई भी बकाया बकाया रा�श �सद्ध करने में �वफल रहे।

�न �र्च य न्यायालय ने माना �क य�द मकान मा�लक पत्राचिार के माध्यम से �करायेदार को सुरक्षा जमा वापस करने का �ल�खत आश्वासन देता है और
समझौते के तहत समय से पहले खाली करने पर �कसी अन्य नुकसान को सा�बत करने में �वफल रहता है, तो वह बाद में लॉक-इन पी�रयड के
उल्लंघन का बहाना बनाकर सुरक्षा जमा की मनमानी कटौती या रोके रखने का हकदार नहीं है।

“The contents quoted above clearly reflect that defendant had agreed to refund all the deposits of the

plaintiff reserving no right to herself under the lease deed nor she had objected on account of non

refunding of deposit because of the lock-in-period... Clause 10 of the lease deed specifically permits either

of the parties to terminate the lease agreement by giving three months notice due to reasons given

therein...”

HIGH COURT OF DELHI · 2018 स्रोत DLHC011333532013

04 H.S. Bedi v. National Highway Authority of India
HIGH COURT OF DELHI ·  2016-01-22 · RFA/784/2010

यह मामला एक मकान मा�लक (landlord) और �करायेदार (tenant) के बीचि संप�त्ति खाली करने की तारीख और सुरक्षा जमा रा�श (security

deposit) की वापसी को लेकर उत्पन्न �ववाद से संबं�धित है। �करायेदार ने दावा �कया �क उन्होंने 30 September 2001 को संप�त्ति खाली कर दी थी

और मकान मा�लक को सू�चित कर �दया था, जब�क मकान मा�लक ने possession लेने में देरी की और �करायेदार पर बकाया �कराया, हजार्तना और

संप�त्ति को हुए नुकसान का आरोप लगाया। ट्रायल कोटर्त ने माना �क �करायेदार ने समय पर सूचिना दी थी और मकान मा�लक के possession लेने में

�वफल रहने के कारण वे बाद की अव�धि के �लए �कराया पाने के हकदार नहीं थे। उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोटर्त के इस �नणर्तय को बरकरार रखा और सुरक्षा

जमा रा�श की वापसी का आदेश �दया।

य �द  म कान  मा�ल क  �क राये दारी की स मा��त  के  बाद  सु र क्षा ज मा ( … IV · मु क दि मे  का �व व रि �

VITARK �व �धि क  �र स चिर्त  ·  गोप नीय 9 / 13



�न �र्च य न्यायालय ने �करायेदारी की समा��त पर सुरक्षा जमा के �सद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत �कया। य�द �करायेदार प�रसर को उसकी मूल �स्थि�त में
नहीं लौटाता है, तो मकान मा�लक का उपाय सुरक्षा जमा से केवल वास्त�वक नुकसान को समायो�जत करना या कब्ज़ा लेने के बाद नुकसान के �लए
मुकदमा करना है। मकान मा�लक नुकसान के आधिार पर कब्ज़ा लेने से इनकार नहीं कर सकता।

“10.4. Remedy of landlord in the event of non- restoration by the tenant - In the event of non- restoration

of the tenanted premises to their original condition, the remedy of the landlord is to adjust the damages

in the security deposit or sue the tenant for damages after taking over of the possession. 10.5. Landlord

cannot refuse to take over the possession upon determination of lease and offer of possession by the

tenant... 10.8. Remedy of tenant in case of non-refund of security deposit by the landlord- The tenant

cannot refuse to hand over the possession till the security deposit is refunded. In the event of non-refund

of security deposit by the landlord, the remedy of the tenant is to sue the landlord for refund of security

deposit after handing over the possession.””

HIGH COURT OF DELHI · 2016 स्रोत DLHC011316922010

05 Mangla International Pvt. Ltd. v. Next Media Works Ltd.
BOMBAY HIGH COURT ·  2023-05-04 · COMSS/33/2009

यह मामला एक 'Leave and Licence Agreement' के तहत प�रसर खाली करने में देरी और बकाया रा�श की वसूली से संबं�धित है। वादी

(Plaintiffs) ने प्र�तवादी (Defendant) से प�रसर खाली करने पर ₹1,00,000 प्र�त�दन के �हसाब से मुआवजे और बकाया licence fee की मांग

की थी। �ववाद का मुख्य �बर्चिदु यह था �क प्र�तवादी ने सुरक्षा जमा (security deposit) वापस न �मलने तक कब्जा बनाए रखा। न्यायालय ने पाया �क

वादी के पास सुरक्षा जमा रा�श रोकने का कोई उ�चित आधिार नहीं था और प्र�तवादी का प�रसर खाली करने में देरी के �लए लगाया गया ₹1,00,000

प्र�त�दन का शुल्क 'penalty' की प्रकृ�त का था �जसे सा�बत नहीं �कया जा सका। अतः, न्यायालय ने वादी के दावे को खा�रज करते हुए वाद को

dismissed कर �दया।

�न �र्च य बम्बई उच्च न्यायालय ने स्पष्ट �कया �क सुरक्षा जमा की वसूली का दावा "�कराए या लाइसेंस शुल्क" की वसूली का मुकदमा नहीं है। भारतीय
अनुबंधि अ�धि�नयम की धिारा 73 और 74 के तहत, य�द मकान मा�लक देरी के �लए अत्य�धिक दंडात्मक शुल्क (जैसे प्र�त�दन 1 लाख रुपये) काटने
का प्रयास करता है, तो न्यायालय इसे तब तक अस्वीकार कर देगा जब तक �क वास्त�वक नुकसान का ठोस प्रमाण न हो।

“The policy of law as enshrined in Sections 73 and 74 of the Indian Contract Act, 1872, is that a party who

is entitled to be compensated for the breach of the contract ought to receive a reasonable compensation,

even where a sum is named in the contract, to be payable in the event of breach of contract, if the court

finds that the said amount is in the nature of penalty.”

BOMBAY HIGH COURT · 2023 स्रोत HCBM020260232008

06 Manik Lal Majumdar v. Gouranga Chandra Dey
SUPREME COURT OF INDIA ·  2005-01-12 ·  2005 INSC  29

यह मामला Tripura Buildings (Lease and Rent Control) Act, 1975 के अंतगर्तत �कराया न चिुकाने के आधिार पर बेदखली से संबं�धित है।

मुख्य कानूनी प्रश्न यह था �क क्या Section 13(1) के तहत �कराए का बकाया जमा करना अपील दायर करने के �लए एक अ�नवायर्त शतर्त (pre-

condition) है। न्यायालय ने �नणर्तय �दया �क 'prefer an appeal' का अथर्त अपील का ज्ञापन (memorandum of appeal) दा�खल करना नहीं
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है, ब�ल्क यह प्र�क्रिया का �हस्सा है। इस�लए, बकाया �कराए का भुगतान �कए �बना अपील फाइल की जा सकती है। हालां�क, य�द �करायेदार बकाया जमा

नहीं करता है, तो अपीलीय प्रा�धिकरण सुनवाई रोकने या �करायेदार के पक्ष में कोई अंत�रम आदेश पा�रत न करने का अ�धिकार रखता है।

�न �र्च य सवर्वोच्च न्यायालय ने �कराया �नयंत्रण कानूनों के तहत मकान मा�लक और �करायेदार के �ववादों में अपील दायर करने के अ�धिकारों का
�वश्लेषण �कया। न्यायालय ने माना �क बकाया �कराया जमा न करना अपील दायर करने में पूणर्त बाधिा नहीं है, हालां�क अदालत अंत�रम राहत को
रोकने का �ववेक रखती है।

“Section 20 of the Act which is a provision for preferring an appeal against the order of the Rent Control

Court does not lay down that payment or deposit of all admitted arrears of rent is a condition precedent

for preferring an appeal... the appellate authority can not only quantify the arrears of rent, but also the

time limit for depositing the same.”

SUPREME COURT OF INDIA · 2005 स्रोत ESCR010000362005

07 Tata Finance Ltd. v. P.S. Mangla & Ors.
HIGH COURT OF DELHI ·  2011-03-11 · CS(OS)/524/2004

यह मामला एक �कराये की संप�त्ति को खाली करने और उससे जुड़िी सुरक्षा जमा रा�श (security deposit) की वापसी से संबं�धित है। Tata Finance

Ltd. ने �कराये की संप�त्ति को खाली करने का नो�टस �दया था, ले�कन प�रसर पर कब्जे और �कराये के भुगतान को लेकर �ववाद उत्पन्न हुआ। प्र�तवा�दयों

ने प्र�तदावा (counter claim) दायर करते हुए बकाया �कराये, रखरखाव शुल्क और संप�त्ति कर के भुगतान की मांग की। न्यायालय ने साक्ष्यों और पट्टों

(lease agreements) की शतर्तों पर �वचिार करते हुए �ववा�दत दावों का �नपटारा �कया। �नणर्तय में मुख्य रूप से �कराये की समा��त की वैधिता, अ�धिकृत

व्य�क्त द्वारा वाद दायर करने की क्षमता, और बकाया रा�श के समायोजन के मुद्दों पर कानूनी �नष्कषर्त प्रदान �कए गए हैं।

�न �र्च य न्यायालय ने माना �क जब �करायेदार द्वारा संप�त्ति का रचिनात्मक (constructive) कब्ज़ा वापस कर �दया जाता है, तो सुरक्षा जमा रा�श

देय हो जाती है। य�द मकान मा�लक इस रा�श को रोकता है, तो �करायेदार 'इन्टरेस्ट एक्ट' (Interest Act) की धिारा 3 और सीपीसी (CPC) की
धिारा 34 के तहत ब्याज पाने का हकदार है। मामले के तथ्यों में सुरक्षा जमा रा�श को बकाया �कराए और हजार्तने के �वरुद्ध समायो�जत �कया गया।

“Since the security deposit was lying with the defendants and it became payable on the date constructive

possession was delivered to the defendants, the plaintiff... is entitled to interest on the aforesaid amount

in terms of Section 3 of the Interest Act... In the facts and circumstances of the case, I feel that interest on

security deposit should be awarded at the rate of 6% per annum.”

HIGH COURT OF DELHI · 2011 स्रोत DLHC010151392004

08 P.S. Verma v. Hindustan Coca Cola Beverages Pvt. Ltd.
HIGH COURT OF DELHI ·  2011-05-24 · RSA/236/2010

यह मामला एक मकान मा�लक और �करायेदार के बीचि सुरक्षा जमा रा�श (Security Deposit) और �कराये के बकाया से संबं�धित �ववाद है। �करायेदार

ने संप�त्ति खाली करने में देरी की और 2005 तक कब्जा बनाए रखा, जब�क मकान मा�लक ने बकाया �कराये की वसूली का दावा �कया। �नचिली अदालतों

ने �करायेदार के पक्ष में फैसला सुनाया था, ले�कन �दल्ली उच्च न्यायालय ने पाया �क अदालतों ने अनुबंधि की शतर्तों को गलत तरीके से समझा था। न्यायालय

ने माना �क जब तक कब्जा �करायेदार के पास था, मकान मा�लक बकाया �कराये को सुरक्षा जमा रा�श से समायो�जत करने का हकदार था। अंततः,

न्यायालय ने मकान मा�लक की अपील को स्वीकार करते हुए �करायेदार के प्र�तवाद (Counter claim) को खा�रज कर �दया और मकान मा�लक के पक्ष

में �डक्रिी पा�रत की।

य �द  म कान  मा�ल क  �क राये दारी की स मा��त  के  बाद  सु र क्षा ज मा ( … IV · मु क दि मे  का �व व रि �
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�न �र्च य �दल्ली उच्च न्यायालय ने माना �क य�द अनुबंधि की शतर्तें यह कहती हैं �क �करायेदार के खाली न करने की �स्थि�त में मकान मा�लक सुरक्षा
जमा रा�श रोक सकता है, और �करायेदार वास्तव में भौ�तक कब्ज़ा सौंपने में देरी करता है, तो मकान मा�लक उस अ�त�रक्त अव�धि के बकाया
�कराए को सुरक्षा जमा से समायो�जत करने के �लए कानूनी रूप से अ�धिकृत है।

“Clause 3 specifically postulates that in the event the lessee does not remove himself from the demised

premises, the lessor shall be entitled to withhold the security deposit until the lessee hands over vacant

possession of the demised premises to the lessor... the tenant not being entitled to recover rent for this

intervening period and the security amount not being liable to be adjusted is a perverse finding.”

HIGH COURT OF DELHI · 2011 स्रोत DLHC011654972010

09 Cauvery Coffee Traders v. New Mangalore Port Trust
HIGH COURT OF KARNATAKA ·  2024-06-14 · WP/5839/2021

यह मामला सुरक्षा जमा (security deposit) की वापसी में देरी और उस पर ब्याज भुगतान से संबं�धित है। petitioner ने अपना लीज का प�रसर 13

मई, 2010 को खाली कर �दया था, ले�कन respondent ने सुरक्षा जमा रा�श लौटाने में अत्य�धिक देरी की और गलत तरीके से इसे लं�बत रखा।

न्यायालय ने माना �क यद्य�प अनुबंधि में ब्याज का कोई स्पष्ट प्रावधिान नहीं था, �फर भी इतने लंबे समय तक पैसे को �बना �कसी औ�चित्य के रोके रखना

अन्यायपूणर्त है और इससे respondent को अनु�चित लाभ (unjust enrichment) हुआ। प�रणामस्वरूप, न्यायालय ने respondent को 9% प्र�त

वषर्त की दर से ब्याज देने का �नदर्चेश �दया।

�न �र्च य कनार्तटक उच्च न्यायालय ने ऐ�तहा�सक �नष्कषर्त �दया �क य�द अनुबंधि में देरी पर ब्याज का कोई स्पष्ट प्रावधिान (penal interest clause)

नहीं भी हो, तो भी मकान मा�लक द्वारा खाली करने के बाद �करायेदार का पैसा लंबे समय तक रोके रखना 'अनु�चित संवधिर्तन' (Unjust
Enrichment) है। अदालत ने �बना औ�चित्य के रोकी गई सुरक्षा जमा रा�श पर 9% प्र�त वषर्त की दर से ब्याज देने का आदेश �दया।

“Although there is no clause stating that the petitioner is entitled to interest on the delayed refund of the

security deposit, this cannot be grounds for denying the petitioner such interest... withholding the

petitioner's money for nearly ten years without any justification and deny interest on the belated

payment of the security deposit... would amount to unjust enrichment at the petitioner's expense.”

HIGH COURT OF KARNATAKA · 2024 स्रोत KAHC010124902021

10 Jaspal Singh Chandhok v. Sri Gobin Chand Seal
CALCUTTA HIGH COURT ·  2024-05-03 · EC/364/2021

यह मामला एक �नष्पादन कायर्तवाही (execution proceeding) से संबं�धित है, जहाँ judgment-debtor ने सहम�त �डक्रिी (consent decree)

की प्रवतर्तनीयता को चिुनौती दी थी। judgment-debtor का तकर्त  था �क एक नई �करायेदारी (tenancy) का सृजन हुआ है, इस�लए �नष्पादन कायर्तवाही

लागू नहीं होती। दूसरी ओर, decree-holder ने तकर्त  �दया �क यह �डक्रिी possession के �लए थी और �कराये के भुगतान में चिूक के कारण �नष्पादन

आवश्यक है। न्यायालय ने पाया �क judgment-debtor ने कभी भी �डक्रिी को चिुनौती नहीं दी थी और Executing Court �डक्रिी के मूल �सद्धांतों में

बदलाव नहीं कर सकती। अंततः, न्यायालय ने माना �क �नष्पादन कायर्तवाही बनाए रखने योग्य है और judgment-debtor को अपने वादों से मुकरने की

अनुम�त नहीं दी जा सकती।

य �द  म कान  मा�ल क  �क राये दारी की स मा��त  के  बाद  सु र क्षा ज मा ( … IV · मु क दि मे  का �व व रि �
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�न �र्च य कलकत्तिा उच्च न्यायालय ने सहम�त समझौतों और बेदखली प्र�क्रियाओं का �वश्लेषण करते हुए माना �क भारतीय अनुबंधि अ�धि�नयम की
धिारा 28 के तहत ऐसे समझौते शून्य हैं जो �कसी पक्ष को सामान्य अदालतों या प्रासं�गक �कराया �नयंत्रण कानूनों के तहत अपने अ�धिकारों को लागू
करने से रोकते हैं।

“From the provisions of above section it has been laid down that any agreement by which any party is

restricted from enforcing his right by legal proceedings in ordinary tribunal or which extinguishes the

right of any party to enforce the same through legal process etc. is void to that extent.”

CALCUTTA HIGH COURT · 2024 स्रोत WBCHCO0037752021

अ स्वीक रि �

यह मेमो Vitark AI द्वारा सावर्तज�नक रूप से उपलब्ध �नणर्तयों और उपयोगकतार्त के प्रश्न के आधिार पर तैयार �कया गया है। यह केवल �रसचिर्त सहायता के �लए है और

कानूनी सलाह (legal advice) नहीं है। �कसी भी filing, opinion, या correspondence में उपयोग करने से पहले सभी case citations, holdings और

quotations को मूल �नणर्तय (source judgment) के �वरुद्ध स्वतंत्र रूप से सत्या�पत �कया जाना चिा�हए।
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